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[एस.पी. भरूर्चा, मुख्य न्यायधीश, आर.सी. लाहोटी, एन. संतोष हेगडे़,

रूमा पाल और अरिरजीत पसायत, न्यायमूर्तितगण]

भूमिम अधिधग्रहण अधिधमिनयम,  1894-धारा 6,  धारा 6(1)  का प्रावधान-घोषणा-पवूवतB
घोषणा न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई-बाद की घोषणा-सीमा-क्या अधिधसूर्चना की तारीख से शुरू
होती ह ै4(1) या रद्द करने या आदेश की तारीख से-मिनणय, सीमा अधिधसूर्चना की तारीख से शुरू
होगी, न मिक आदेश की तारीख से-भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन और वैधीकरण) अधिधमिनयम, 1967-
भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन) अधिधमिनयम, 1984।

कानूनों की व्याख्या-न्यायालय मिकसी वैधामिनक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता ह ैजो
स्पष्ट और अस्पष्ट ह-ैमिवधायी कैसस ओमिमसस को न्याधियक व्याख्यात्मक प्रमिVया द्वारा आपूर्तित नहीं
की जा सकती-भूमिम अधिधग्रहण अधिधमिनयम, 1894-धारा 6(1)।

सिसद्धांत:

स्टेरे डेसिससिसस-जब मिकसी न्याधियक मिनणय को मिनणय द्वारा मिनरस्त कर मिदया गया हो तो लागू
होने योग्यता-बाद का कानून।

रशेिशयो डेसिसडेंडी-लागू होने योग्यता-न्यायालय इस पर भरोसा न करें-तथ्य की स्थिस्_धित की
लागू होने योग्यता पर मिवर्चार मिकए मिबना।

भूमिम अधिधग्रहण अधिधमिनयम, 1894 (अधिधमिनयम)  की धारा 4  के तहत अधिधसरू्चना भमूिम
अधिधग्रहण (संशोधन)  अधिधमिनयम, 1984  के लागू होने से पहले लेमिकन भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन
और वैधीकरण) अधिधमिनयम, 1967 के बाद जारी की गई _ी। धारा 6(1) के तहत घोषणा के लिलए
अधिधसरू्चना जारी की गई _ी और तीन साल की अवधिध के भीतर आधिधकारिरक राजपत्र में प्रकाशिशत
की गई _ी, जैसा मिक इसके प्रावधान जी में मिनधारिरत ह।ै इसे उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर मिदया गया
_ा। उसके बाद धारा 6 के तहत बाद की अधिधसरू्चना जारी की गई। अपीलकताओं ने इस आधार पर
इसे र्चुनौती दी मिक यह सीमा से बाधिधत ह ैक्योंमिक ऐसी अधिधसरू्चना के लिलए सीमा की गणना धारा
4(1) के तहत अधिधसरू्चना की तारीख से की जानी _ी। उच्च न्यायालय ने नरसिसस्थिfहया के मामले पर
भरोसा करते हुए कहा मिक यह वैध रूप से जारी मिकया गया _ा क्योंमिक सीमा की गणना धारा 6 के
तहत पहले की अधिधसरू्चना को रद्द करने के आदेश की तारीख से की जानी _ी। इसलिलए ये अपीलें।

धारा 6  के तहत सीमा के सवाल पर इस न्यायालय की मिवशिभन्न बेंर्चों के बीर्च मतभेद के
मदे्दनजर, मामला वतमान समंिवधान पीठ को संदर्भिभत मिकया गया _ा।
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ए.एस.  नायडू के मामले और ऑक्सफोड इलंिग्लश स्कूल के मामले में, राय यह _ी मिक ऐसे
मामलों में सीमा अधिधमिनयम की धारा 4(1) के तहत अधिधसरू्चना की तारीख से शुरू होगी,  जबमिक
एन. नरसिसfहाया के मामले और डी.सी. नंजुदय्या के मामले में, अदालत ने कहा _ा मिक सीमा घोषणा
को रद्द करने वाले आदेश की प्रामिm की तारीख से शुरू होगी,  न मिक धारा 4(1)  के तहत मूल
अधिधसरू्चना की तारीख से।

अपीलकताओ ंने तक  मिदया मिक धारा 6 का स्पष्ट पठन दशाता है मिक घोषणा मिनर्दिदष्ट समय के
भीतर जारी की जानी ह,ै इसलिलए, यमिद नरसिसfहाया के मामले में राय स्वीकार की जाती ह,ै तो यह
अदालत द्वारा कानून बनाना होगा जो अनुमत नहीं ह।ै

प्रधितया_Bयों ने तक  मिदया मिक नरसिसfहाया के मामले में राय वैधामिनक इरादे के अनुरूप _ी,
इसलिलए समय सीमा का मिवस्तार अनुमेय _ा; र्चूंमिक के. धिर्चन्ना_ंबी गौंडर के मामले ने लंबे समय से के्षत्र
को धारण मिकया _ा, इसलिलए स्टेयर डेसिससिसस का सिसद्धांत लागू _ा; और र्चूंमिक कई अधिधग्रहण अंधितम
हो गए _े और यमिद मामलों को मिफर से खोला गया और अलग-अलग मिवर्चार मिकए गए,  तो यह
कमिठनाई पैदा करगेा।

न्यायालय ने अपीलों को मिनस्तारिरत करते हुए मिनfनलिललिखत अशिभमिनधारिरत मिकया गया:

1.1. एक बार जब भमूिम अधिधग्रहण अधिधमिनयम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द
कर मिदया जाता ह,ै  तो धारा 6  के तहत कोई नई घोषणा अधिधमिनयम की धारा 4(1)  के तहत
अधिधसरू्चना की मिनधारिरत अवधिध के बाद जारी नहीं की जा सकती ह।ै 

ए.एस.  नायडू और अन्य। आमिद बनाम.  तमिमलनाडु राज्य और अन्य। आमिद, (एसएलपी
(सी) Vमांक 11353-11355/1988 और ऑक्सफोड इलंिग्लश स्कूल बनाम। सरकार तमिमलनाडु
और अन्य, (1995] 5 एससीसी 206, पुमिष्ट की गई।

1.2.  यह नहीं कहा जा सकता ह ै मिक घोषणा के प्रकाशन के लिलए 3  साल की सीमा उच्च
न्यायालय के आदेश की प्रामिm की तारीख से शुरू होगी और अधिधमिनयम की धारा 4(1) के तहत मूल
प्रकाशन की तारीख से नहीं। 

एन. नरसिम्हाया और अन्य बनाम कर्नासfहाया और अन्य बनाम कनाटक राज्य और अन्य, (1996) 3 एससीसी 88 और
कनाटक राज्य और अन्य बनाम डी.सी. नंजुडय्या और अन्य, (1996) 10 एससीसी 619 को पलट
मिदया गया ह।ै

मिनदेशक, आयकर मिनरीक्षण (अनुसंधान), नई मिदल्ली और अन्य बनाम पूरन मल और संस
और अन्य, (1975) 2 एससीआर 104; आयकर आयकु्त, कें द्रीय कलकत्ता बनाम नेशनल ताज
ट्र ेडस, (1980) 1 एससीसी 370 और ग्राइडंलेज़ बैंक लिलमिमटेड बनाम आयकर अधिधकारी, कलकत्ता
और अन्य, (1980) 2 एससीसी 191 का उले्लख मिकया गया ह।ै

2.1. धारा 6(1) की भाषा स्पष्ट और अस्पष्ट ह।ै इसमें कुछ भी पढ़ने की कोई गंुजाइश नहीं
ह।ै यमिद नरसिसfहाया के मामले और नंजुडय्या के मामले में राय को स्वीकार मिकया जाता ह,ै तो इसका
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मतलब यह होगा मिक एक मामला धारा 6(1) के प्रावधान के खंड (i) और/या (ii) द्वारा ही नहीं,
बस्थि}क एक गैर-मिनधारिरत अवधिध द्वारा भी कवर मिकया जा सकता ह।ै यह कभी भी मिवधायी इरादा नहीं
हो सकता ह।ै मिकसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है
और काननू नहीं बना सकता ह।ै यमिद कानून के मिकसी प्रावधान का दरुुपयोग मिकया जाता ह ैऔर
कानून की प्रमिVया के दरुुपयोग के अधीन मिकया जाता ह,ै  तो यह मिवधाधियका के लिलए ह ै मिक यमिद
आवश्यक हो तो उसे संशोधिधत, संशोधिधत या मिनरस्त मिकया जाए।मिवधायी कैसस ओमिमसस की आपूर्तित
न्याधियक व्याख्यात्मक प्रमिVया द्वारा नहीं की जा सकती ह।ैअतः,  न्यायालय ने यह अशिभमिनधार्रिरत
मिकया मिक धारा 6(1) के तहत घोषणा जारी करने की सीमा अधिधसरू्चना की तारीख से शुरू होगी और
न मिक आदेश की तारीख से।

लेमिनघ वैली कोल कंपनी बनाम। येनसवेज़., 218 एफआर 547 और भारत सघं और अन्य.
वी. वेदेम वास्को डी गामा के मिफलिलप मिटयागो डी गामा, एआईआर (1990) एससी 981, संदर्भिभत। 

एन नरसिसfहयैा और अन्य। बनाम। कनाटक राज्य और अन्य। आमिद, (1996] 3 एससीसी
88 और कनाटक राज्य और अन्य। बनाम। डी.सी. नंजुदयैा और अन्य, (1996), 10 धारा 619,
खारिरज कर मिदया गया। 

2.2. न्यायालय मिकसी ऐसे वैधामिनक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता जो स्पष्ट और
अस्पष्ट हो। एक काननू मिवधाधियका का एक आदेश ह।ै काननू में प्रयकु्त भाषा मिवधायी इरादे का मिनधारक
कारक ह।ै मिनमाण का पहला और प्रा_मिमक मिनयम यह है मिक काननू का इरादा स्वयं मिवधाधियका द्वारा
उपयोग मिकए गए शब्दों में पाया जाना र्चामिहए। सवाल यह नहीं है मिक क्या माना जा सकता है और क्या
इरादा मिकया गया ह,ै बस्थि}क यह है मिक क्या कहा गया ह।ै "काननूों को यूमि„ड के प्रमेय के रूप में नहीं
समझा जाना र्चामिहए", "लेमिकन शब्दों को उन उदे्दश्यों की कुछ क}पना के सा_ समझा जाना र्चामिहए
जो उनके पीछे हैं"।

2.3. न्यायालय द्वारा कैसस ओमिमसस की आपूर्तित केवल स्पष्ट आवश्यकता के मामले में की
जा सकती ह ैऔर जब इसका कारण स्वयं क़ाननू के र्चारों कोनों में पाया जाता ह,ै  लेमिकन सा_ ही
एक कैसस ओमिमसस को आसानी से नहीं माना जाना र्चामिहए और उस उदे्दश्य के लिलए क़ानून या
अनुभाग के सभी भागों को एक सा_ समझा जाना र्चामिहए और प्रत्येक खंड की व्याख्या संदभ और
उसके अन्य खंडों के सा_ की जानी र्चामिहए तामिक मिकसी मिवशेष प्रावधान पर लगाई जाने वाली
व्याख्या पूर ेक़ानून का एक सुसंगत अधिधमिनयम बना दे। यह और अधिधक होगा यमिद मिकसी मिवशेष खंड
के शास्थिब्दक मिनमाण से स्पष्ट रूप से बेतुके या मिवसंगत परिरणाम होते हैं जो मिवधाधियका द्वारा अशिभप्रेत
नहीं हो सकते _े। "एक अनुधिर्चत परिरणाम उत्पन्न करने का इरादा," "एक क़ानून में नहीं लगाया जाना
र्चामिहए यमिद कोई अन्य मिनमाण उपलब्ध ह।ै

आट‡मिमउ बनाम.  प्रोकोमिपउ, (1996)  एल क्यूबी 878  और }यूक बनाम आईआरसी।
(1966) ए.सी 557, संदर्भिभत.

3.  यमिद अधिधसरू्चना धारा 4(1)  के तहत भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन और मान्यकरण)
अध्यादेश, 1967  के प्रारभं होने के बाद और भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन)  अधिधमिनयम, 1984  के
प्रारभं होने से पहले प्रकाशिशत की गई _ी, तो धारा 6 के तहत घोषणा के लिलए सीमा अवधिध तीन वष
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ह।ै मिनस्संदेह, अधिधसरू्चना धारा 6(1) के तहत तीन साल की मिनधारिरत अवधिध के भीतर बनाई गई
और आधिधकारिरक राजपत्र में प्रकाशिशत की गई _ी, और मिनर्दिववाद रूप से, इसे उच्च न्यायालय द्वारा
पहले की कायवाही में रद्द कर मिदया गया _ा। यह ध्यान मिदया जाना र्चामिहए मिक धारा 6(1) में परिरशिशष्ट
की गई स्पष्टीकरण 1 में यह प्रावधान ह ैमिक तीन साल की अवधिध की गणना में, वह अवधिध सिजसके
दौरान धारा 4(1)  के तहत अधिधसरू्चना के अनुसरण में कोई कारवाई या कायवाही की जानी ह,ै
न्यायालय के आदेश द्वारा रुकी हुई हो, उसे बाहर रखा जाएगा।

आयकर मिनरीक्षण मिनदेशक (जांर्च) नई मिदल्ली एव ंअन्य। बनाम। पूरन मल एंड संस एंड अन्य,
(1975] 2 एससीआर 104, शिभन्न।  

4. स्टेयर डेसिससिसस सिसद्धांतों की प्रयोज्यता से संबधंिधत दलील स्पष्ट रूप से अस्वीकाय ह:ै
के.  धिर्चन्ना_ंबी गौंडर के मामले में मिनणय 1984 अधिधमिनयम द्वारा संशोधन से बहुत पहले मिदया गया
_ा। यमिद मिवधाधियका का इरादा उन मामलों में नया जीवन देने का _ा जहां धारा 6 के तहत घोषणा
को रद्द कर मिदया जाता ह,ै  तो कोई कारण नहीं ह ैमिक वह मिवशेष रूप से इसके लिलए प्रावधान करके
ऐसा नहीं कर सकता _ा। तथ्य यह ह ैमिक मिवधाधियका ने मिवशेष रूप से स्_गन या मिनषेधाज्ञा के आदेशों
द्वारा कवर की गई अवधिध के लिलए प्रावधान मिकया ह,ै  यह स्पष्ट रूप से मिदखाता ह ै मिक मिकसी अन्य
अवधिध को बाहर रखने का इरादा नहीं _ा और सीमा की कोई अन्य अवधिध प्रदान करने की कोई
गंुजाइश नहीं ह।ै

5. न्यायालयों को यह र्चर्चा मिकए मिबना मिनणयों पर भरोसा नहीं करना र्चामिहए मिक तथ्यात्मक
स्थिस्_धित कैसे मिफट होती है सिजसमें उस मिनणय की तथ्यात्मक स्थिस्_धित है सिजस पर भरोसा मिकया जा रहा
ह।ै मिकसी भाषण या मिनणय के शब्दों को इस तरह मानने में हमेशा खतरा होता है मिक वे एक वैधामिनक
अधिधमिनयम में शब्द हैं, और यह याद रखना र्चामिहए मिक न्याधियक उद्गार एक मिवशेष मामले के तथ्यों की
स्_ापना में मिकए जाते हैं। परिरस्थिस्_धितजन्य लर्चीलापन, एक अधितरिरक्त या शिभन्न तथ्य दो मामलों में
मिनष्कषŒ के बीर्च अंतर की दमुिनया बना सकता ह।ै

हेरिंरगटन बनाम मिŽमिटश रलेवे बोड, (1972) 2 डब्लूएलआर 537, संदर्भिभत।

6. सिजन मामलों में अंधितमता प्राm हो र्चुकी ह,ै उन्हें नहीं खोला जाना र्चामिहए। वतमान मिनणय
इस सीमा तक प्रभावी होगा मिक जहां अधिधमिनणय मिकए गए हैं और मुआवजा भुगतान मिकया गया ह,ै वहां
वतमान मिनणय के अनुपात को लागू करके नहीं खोला जाएगा।

सिसमिवल अपीलीय के्षत्राधिधकार: सी की सिसमिवल अपील संख्या 2226 /1997.

रे्चन्नई उच्च न्यायालय के मिनणय और आदेश मिदनांक 12.3.96 से 1996 के डब्}यू.ए. संख्या
106 में।

सा_

सीए। 2002 का 2058.
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वी.  बालर्चंद्रन,  एस.  अरविंवद,  सेन  वें  मिद्वतीय  जगदीसन  और  वी.  सी.ए.  रामसुŽमण्यम में
अपीलकता के लिलए Vमांक 2226/97 मे। 

के.  वी.  मिवश्वना_न,  के.वी.  वेंकटरमन,  अतुल कुमार सिसन्हा,'डी सी.ए,  कँुवर अजीत मोहन
सिंसह अपीलकता के लिलए बी.रघुना_ सं. ई 2058/2002 मे। 

टी.एल.  मिवश्वना_ अय्यर और आर.  मोहन,  वी.  बालाजी,  पी.एन.  रामलिंलगम और वी.जी.
प्रगासम उत्तरदाताओ ंके लिलए।

न्यायालय का मिनणय सुनाया गया

न्यायमूर्तित अरिरजीत पसायत द्वारा: तीन न्यायमूर्तितगण की न्यायमूर्तितगण द्वारा मिदए गए मिवशिभन्न
मिनणयों में व्यक्त मिकए गए मिवर्चारों में मिवभाजन को देखते हुए, दो न्यायमूर्तितगण ने इस मामले को तीन
न्यायमूर्तितगण की न्यायमूर्तितगण के पास भेजा,  और  30.10.2001  के आदेश द्वारा इस मामले को
संमिवधान  पीठ  के  समक्ष  रखने  का  मिनद‡श  मिदया,  और  इस  तरह  यह  मामला  सी.ए.  Vमांक
2226/1997  में  हमारे समक्ष  ह।ै  मिवशेष  अनुमधित  याधिर्चका  Vमांक  12806/2000  को  सिसमिवल
अपील के सा_ सुना जाने का मिनद‡श मिदया गया _ा। 

एसएलपी Vमांक 12806/2000 में अनुमधित दी गई।

मिववाद बहुत ही संकीण दायरे में है, वह यह है मिक क्या धारा 6 के तहत अधिधसूर्चना को रद्द
करने के बाद राज्य सरकार को धारा 6 के तहत एक और अधिधसूर्चना जारी करने के लिलए एक वष की
नई अवधिध उपलब्ध ह।ै वतमान मामले में धारा  6  के तहत जारी ऐसी अधिधसूर्चना को मद्रास उच्च
न्यायालय में रु्चनौती दी गई _ी, सिजसने एन. नरसिम्हाया और अन्य बनाम कर्नासfहाया और अन्य बनाम कनाटक राज्य और अन्य,
(1996) 3 एससीसी 88 के मिनणय पर भरोसा मिकया और माना मिक इसे वैध रूप से जारी मिकया गया
_ा।

अपीलकताओ ंके लिलए मिवद्वान अधिधवक्ता ने इस न्यायालय के एक अप्रकाशिशत मिनणय ए.एस.
नायडू और  अन्य  बनाम  तमिमलनाडु  राज्य  और  अन्य,  (एसएलपी  (सी)  संख्या  11353-
11355/1988) पर भरोसा मिकया, सिजसमें तीन न्यायमूर्तितगण की न्यायमूर्तितगण ने माना मिक एक बार
जब अधिधमिनयम की धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर मिदया जाता है, तो धारा 6 के तहत कोई नई
घोषणा अधिधमिनयम की धारा 4(1) के तहत अधिधसूर्चना की मिनधारिरत अवधिध के बाद जारी नहीं की जा
सकती ह।ै यह ध्यान मिदया जाना र्चामिहए मिक ऑक्सफोड इलंिग्लश स्कूल बनाम तमिमलनाडु सरकार और
अन्य, (1995) 5 एससीसी 206 में दो न्यायमूर्तितगण का एक और मिनणय है, जो ए.एस. नायडू के
मामले (उपयुक्त) में व्यक्त मिकए गए मिवर्चार के समान ह।ै हालांमिक, कनाटक राज्य और अन्य बनाम
डी.सी. नंजुडय्या और अन्य, (1996) 10 एससीसी 619 में, नरसिसfहाया के मामले (उपयुक्त) के
दृमिष्टकोण का पालन मिकया गया _ा और यह माना गया _ा मिक घोषणा के प्रकाशन के लिलए 3 साल की
सीमा उच्च न्यायालय के आदेश की प्रामिm की तारीख से शुरू होगी और उस तारीख से नहीं सिजस मिदन
धारा 4(1) के तहत मूल प्रकाशन मिकया गया _ा।"
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अपीलकता के मिवद्वान अधिधवक्ता ने प्रस्तुत मिकया मिक अधिधमिनयम की धारा  6  का एक नंगे
पठन, जैसा मिक अधिधमिनयम 68/1984 द्वारा संशोधिधत मिकया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता है
मिक धारा  6  के  तहत घोषणा मिनर्दिदष्ट  समय  के  भीतर  जारी  की जानी है और केवल इसलिलए  मिक
न्यायालय ने संबंधिधत घोषणा को रद्द कर मिदया है,  मिवस्तारिरत समय अवधिध प्रदान नहीं की जानी
र्चामिहए। स्पष्टीकरण I (धारा में जोड़ा गया) मिवशेष रूप से मिनर्दिदष्ट मामलों में अवधिधयों के बमिहष्करण से
संबंधिधत ह।ै यमिद नरसिसfहाया के मामले  (उपयुक्त) में व्यक्त मिकए गए मिवर्चार को स्वीकार कर लिलया
जाता ह,ै  तो इसका मतलब होगा मिक क़ाननू में कुछ ऐसा पढ़ना जो वहां नहीं है,  और वास्तव में
इसका मतलब यह होगा मिक न्यायालय द्वारा काननू बनाना, जबमिक यह मिवधाधियका के पूण  डोमेन के
भीतर ह।ै इसके मिवपरीत, तमिमलनाडु राज्य के लिलए उपस्थिस्_त मिवद्वान अधिधवक्ता ने प्रस्तुत मिकया मिक
नरसिसfहाया के मामले (उपयुक्त) में बताए गए तक  वधैामिनक इरादे के अनुरूप हैं। आयकर मिनरीक्षण
मिनदेशक  (अनुसंधान),  नई मिदल्ली और अन्य बनाम पूरन मल और संस और अन्य, (1975) 2
एससीआर 104 के मिनणय पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत मिकया गया मिक समय सीमा के मिवस्तार
की अनुमधित ह।ै पूरन मल के मामले  (उपयुक्त) के अलावा,  आयकर अधिधमिनयम, 1961 (संके्षप में
'आईटी अधिधमिनयम') के तहत कायवाही के संबधं में मिदए गए दो मिनणयों पर भरोसा मिकया गया, यह
तक  देने के लिलए मिक समय सीमा के मिवस्तार की गुंजाइश है, हालांमिक मिनधि˜त वैधामिनक समय सीमा
_ी। सिजन मिनणयों पर भरोसा मिकया गया है वे हैं आयकर आयकु्त, कें द्रीय कलकत्ता बनाम नेशनल ताज
ट्र ेडस, (1980) 1 एससीसी 370 और ग्राइडंलेज बैंक लिलमिमटेड बनाम आयकर अधिधकारी, कलकत्ता
और अन्य, (1980) 2  एससीसी  191। हालांमिक,  यह स्पष्ट रूप से स्वीकार मिकया गया _ा मिक
ग्राइडंलेज  के  मामले  (उपयुक्त)  में,  सीमा  के  प्रश्न  पर मिवर्चार  करना  आवश्यक  नहीं  _ा,  क्योंमिक
मिनधारिरत समय सीमा के भीतर ही कारवाई की गई _ी।यह तक  मिदया गया _ा मिक अधिधकतम,  इसे
कैसस ओमिमसस का मामला माना जा सकता है,  और यमिद कोई है,  तो क़ाननू को समग्र रूप से
पढ़कर और सही वैधामिनक इरादे का पता लगाकर, उद्देश्यपूण  व्याख्या द्वारा कमी को पूरा मिकया जा
सकता ह।ै के. धिर्चन्ना_ंबी गौंडर और अन्य बनाम तमिमलनाडु सरकार और अन्य, एआईआर (1980)
मद्रास 251 में मद्रास उच्च न्यायालय के पूण पीठ के मिनणय पर यह तक  देने के लिलए दृढ़ता से भरोसा
मिकया गया _ा मिक उक्त मामले में व्यक्त मिकए गए मिवर्चार लंबे समय से के्षत्र में हैं और स्टेयर डेसिससिसस
के सिसद्धांत लागू होते हैं। अंततः, यह प्रस्तुत मिकया गया _ा मिक कई अधिधग्रहण अंधितम हो गए हैं और
यमिद अलग-अलग दृमिष्टकोण लिलया जाता है, तो मामलों को मिफर से खोलने का मिनद‡श मिदया जाता है,
तो यह कमिठनाई का कारण होगा।

धारा  6(1),  उपधारा  (2)  के तहत मिकसी रिरपोट पर मिवर्चार करने के बाद जब उपयकु्त
सरकार संतुष्ट हो जाती है मिक मिकसी मिवशेष भूमिम की आवश्यकता सावजमिनक उद्देश्य के लिलए
या मिकसी कंपनी के लिलए है, तो ऐसी सरकार के सधिर्चव या उसके आदेशों को प्रमाशिणत करने
के लिलए मिवधिधवत प्राधिधकृत मिकसी अधिधकारी के हस्ताक्षर के अधीन उस आशय की घोषणा
की जाएगी और धारा 4(1) के तहत एक ही अधिधसूर्चना द्वारा कवर की गई मिकसी भूमिम के
मिवशिभन्न पासल के संबंध में अलग-अलग घोषणाएं समय-समय पर की जा सकती हैं, भले ही
धारा 5-ए(2) के तहत एक रिरपोट या मिवशिभन्न रिरपोट बनाई गई हों (जहां भी आवश्यक हो):

परतंु धारा 4(1) के तहत अधिधसूर्चना द्वारा कवर की गई मिकसी भी मिवशेष भूमिम के संबंध में
कोई घोषणा अधिधसूर्चना की तारीख से तीन वष  से अधिधक समय के बाद नहीं की जाएगी,
जब तक मिक न्यायालय द्वारा आदेश न मिदया गया हो।
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(i) यमिद अधिधसूर्चना भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन और मान्यकरण) अध्यादेश, 1967 के प्रारभं
होने के बाद और भूमिम अधिधग्रहण  (संशोधन)  अधिधमिनयम, 1984  के प्रारभं होने से पहले
प्रकाशिशत की गई _ी, तो घोषणा अधिधसरू्चना के प्रकाशन की तारीख से तीन वष की अवधिध
समाm होने के बाद की जाएगी; या

(ii) यमिद अधिधसूर्चना भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन) अधिधमिनयम, 1984 के प्रारभं होने के बाद
प्रकाशिशत की गई _ी, तो घोषणा अधिधसूर्चना के प्रकाशन की तारीख से एक वष की अवधिध
समाm होने के बाद की जाएगी।

तथ्यात्मक  परिरदृश्य  के  रूप  में,  वतमान  मामले  में  अधिधमिनयम  की  धारा  4(1)  के  तहत
अधिधसूर्चना जारी की गई _ी और घोषणा 24.8.1984 से प्रभावी अधिधमिनयम 68/1984 द्वारा धारा
6(1) के मौजूदा प्रावधान को प्रधितस्_ामिपत करने से पहले की गई _ी। दसूर ेशब्दों में, धारा 4(1) के
तहत अधिधसरू्चना भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन) अधिधमिनयम, 1984 के प्रारभं होने से पहले जारी की गई
_ी,  लेमिकन  भूमिम  अधिधग्रहण  (संशोधन  और  वैधता)  अध्यादेश,  1967  (भूमिम  अधिधग्रहण  द्वारा
प्रधितस्_ामिपत) के प्रारभं होने के बाद जारी की गई _ी।  (संशोधन और वैधता) अधिधमिनयम, 1967
(अधिधमिनयम  13/1967))। लेमिकन प्रधितस्_ामिपत प्रावधान मिववामिदत मिनणय की धितशि_ पर लागू _ा।
प्रावधान के अनुसार, अधिधमिनयम की धारा 4(1) के तहत अधिधसूर्चना द्वारा कवर की गई मिकसी भी
भूमिम के संबधं में धारा 6 के तहत घोषणा तीन वष या एक वष की अवधिध समाm होने के बाद नहीं की
जा सकती है, जैसा भी मामला हो। प्रावधान दो प्रकार की स्थिस्_धितयों से संबंधिधत ह।ै यह इस पर मिनभर
करते हुए मिवशिभन्न सीमा अवधिधयों के लिलए प्रावधान  करता है मिक क्या  (i)  धारा  4(1)  के तहत
अधिधसूर्चना भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन और वैधता) अध्यादेश, 1967 के प्रारभं होने के बाद प्रकाशिशत
की गई _ी, लेमिकन भूमिम अधिधग्रहण (संशोधन) अधिधमिनयम, 1984 के प्रारभं होने से पहले, या (ii)
इस तरह की अधिधसूर्चना भूमिम अधिधग्रहण  (संशोधन) अधिधमिनयम, 1984 के बाद जारी की गई _ी।
पहले मामले में, अवधिध तीन वष है जबमिक दसूरे मामले में यह एक वष ह।ै मिनस्संदेह, धारा 6(1) के
तहत  अधिधसरू्चना  इसके  प्रावधान  के  तहत  मिनधारिरत  तीन  वष  की  अवधिध  के  भीतर  आधिधकारिरक
राजपत्र में बनाई और प्रकाशिशत की गई _ी, और मिनर्दिववाद रूप से, इसे उच्च न्यायालय द्वारा पहले की
कायवाही में रद्द कर मिदया गया _ा। यह ध्यान मिदया जाना र्चामिहए मिक धारा 6(1) में संलग्न स्पष्टीकरण
I यह प्रावधान करता है मिक तीन वष की अवधिध की गणना में, वह अवधिध सिजसके दौरान धारा 4(1)
के तहत अधिधसूर्चना के अनुसरण में की जाने वाली कोई कारवाई या कायवाही न्यायालय के आदेश
द्वारा  स्_मिगत  की जाती  है,  को बाहर रखा जाएगा। तमिमलनाडु अधिधमिनयम  41/1980  के  तहत,
मिदनांक 20.1.1980 से प्रभावी, प्रयोग मिकया जाने वाला भाव "कारवाई या कायवाही ... स्_गन या
मिनषेधाज्ञा के कारण रोक दी गई है", जो प्रासंमिगक रूप से समान ह।ै

प्रधितवामिदयों के लिलए मिवद्वान अधिधवक्ता ने ए. पूरनमाल के मामले (उपयुक्त) में कुछ अवलोकनों
का उल्लेख मिकया, जो उनके द्वारा भरोसा मिकए गए मिनणयों की नींव बनाते हैं। यह ध्यान मिदया जाना
र्चामिहए मिक पूरनमाल का मामला (उपयुक्त) पूरी तरह से अलग तथ्यात्मक और काननूी पृष्ठभूमिम पर
तय मिकया गया _ा। न्यायालय ने देखा मिक आकलनकता जो र्चाहता _ा मिक न्यायालय सीमा के
आधार पर राजस्व अधिधकारिरयों की कारवाई को रद्द करे, उसने स्वयं अधिधकारिरयों द्वारा आदेश पारिरत
करने की बात स्वीकार की _ी। इसलिलए, न्यायालय ने माना मिक आकलनकता अपने स्वयं के काय का
अनुधिर्चत लाभ नहीं उठा सकता ह।ै इसके अधितरिरक्त, यह देखा गया मिक समय सीमा की गणना
आयकर अधिधमिनयम की धारा 132(5) के संबधं में मिनधारिरत अवधिध के संदभ में की जानी _ी। यह
देखा गया मिक एक बार धारा 132(5) के तहत नब्बे मिदनों के भीतर आदेश पारिरत कर मिदया गया है,
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तो पीमिड़त व्यमिक्त को धारा 132(11) के तहत अधिधसूधिर्चत प्राधिधकरण से तीस मिदनों के भीतर संपक
करने का अधिधकार है और वह प्राधिधकरण आयकर अधिधकारी को नया आदेश पारिरत करने का मिनद‡श
दे सकता ह।ै यह अधिधमिनयम की धारा  6  की तुलना में मिवशिशष्ट मिवशेषता ह।ै न्यायालय ने त्याग के
सिसद्धांत को लागू मिकया और अन्य बातों के सा_-सा_ यह माना मिक उसमें मिनधारिरत सीमा अवधिध
उस व्यमिक्त के लाभ के लिलए है सिजसकी संपलित्त जब्त की गई है और उस व्यमिक्त के लिलए उस लाभ को
त्यागना खलुा ह।ै यह आगे देखा गया मिक यमिद मिनर्दिदष्ट अवधिध को अमिनवाय  माना जाता है,  तो यह
नागरिरकों को राजस्व से अधिधक नकुसान पहुरं्चाएगा। मिनधारण के लिलए सीमा अवधिध प्रदान करने वाली
मिवधिधयों के सा_ अंतर मिकया गया _ा। यह देखा गया मिक धारा 132 आय की कराधान से संबंधिधत
नहीं ह।ै उस पृष्ठभूमिम में मिवर्चार करने पर, पूरनमाल के मामले में मिनणय का अनुपात (उपयुक्त) वतमान
मामले में लागू नहीं होता ह।ै

अदालतों को मिबना र्चर्चा मिकए मिनणयों पर भरोसा नहीं करना र्चामिहए मिक तथ्यात्मक स्थिस्_धित
उस मिनणय के तथ्यात्मक स्थिस्_धित के सा_ कैसे मिफट बठैती है सिजस पर भरोसा मिकया जाता ह।ै यह
हमेशा एक मिवधान में शब्दों के रूप में भाषण या मिनणय के शब्दों का इलाज करने में खतरा है, और
यह याद रखना र्चामिहए मिक न्याधियक उच्चारण मिकसी मिवशेष मामले के तथ्यों के संदभ में मिकए जाते हैं,
जैसा मिक हेरिंरगटन बनाम मिŽमिटश रलेवे बोड  में लॉड  मॉरिरस ने कहा _ा, (1972) 2  एलएलआर
537। परिरस्थिस्_धितजन्य लर्चीलापन, दो मामलों में मिनष्कषŒ के बीर्च एक मिवश्व का अंतर बना सकता ह।ै
न्यायालय ने यह देखते हुए मिक धारा 132(11) का उपखंड (बी ) केवल आयकर अधिधकारी को नया
आदेश पारिरत करने का मिनद‡श देने के लिलए प्राधिधकृत करता है, न मिक आदेश को रद्द करने के लिलए,
यह मिनष्कष मिनकाला मिक धारा 132(5) के तहत पारिरत आदेश को रद्द नहीं मिकया जा सकता ह।ै

नारायणमैया के मामले (उपयुक्त) में तीन-न्यायाधीश की पीठ के सा_ जो प्रतीत होता ह ैवह
मिनणय की पैरा 12 में सेट मिकया गया है, जो इस प्रकार ह:ै

प्रधितवामिदयों के संबंधिधत तकŒ पर मिवर्चार करने के बाद, हम इस मिनष्कष पर पहुरें्च हैं मिक यमिद
अपीलकताओं के मिवद्वान अधिधवक्ता द्वारा प्रस्तुत मिनमाण को स्वीकार कर लिलया जाता है,
अ_ात्, यह धारा 4(1) के तहत प्रकाशन की अंधितम धितशि_ से एक वष के भीतर होना
र्चामिहए, तो सावजमिनक उद्देश्य हमेशा मिवफल हो जाएगा। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता
ह:ै एक मिदए गए मामले में, जहां धारा 4(1) के तहत अधिधसूर्चना प्रकाशिशत की गई _ी, धारा
5-ए के तहत जांर्च से छूट दी गई _ी और एक महीने के भीतर घोषणा प्रकाशिशत की गई _ी
और र्चूंमिक सरकार के मिवर्चार में तात्कालिलकता इस प्रकार _ी मिक यह 30 मिदनों की देरी को
बदाश्त नहीं कर सकती _ी और तत्काल कब्जा आवश्यक _ा, लेमिकन मिदलर्चस्प व्यमिक्त की
टालमटोल की रणनीधित के कारण कब्जा नहीं लिलया गया _ा और अदालत अंततः दो साल
बाद यह पाती है मिक तात्कालिलकता शमिक्त का प्रयोग उधिर्चत नहीं _ा और इसलिलए यह न तो
वैध _ा और न ही उधिर्चत _ा और सरकार को मिदलर्चस्प व्यमिक्त को अवसर देने का मिनद‡श
मिदया _ा और धारा 5-ए के तहत जांर्च करने के लिलए राज्य, तो अदालत के मिनद‡श के
अनुपालन में शमिक्त का प्रयोग मिनर_क होगा क्योंमिक जांर्च करने में समय लगेगा। यमिद स्पष्ट
कारणों से जांर्च में देरी होती है, तो धारा 6(1) के तहत घोषणा को धारा 4(1) के तहत
अधिधसूर्चना के मूल प्रकाशन की तारीख से सीमा के भीतर प्रकाशिशत नहीं मिकया जा सकता
ह।ै धारा 4(1) के तहत एक वैध अधिधसूर्चना अमान्य हो जाती ह।ै दसूरी ओर, अदालत के
आदेश के अनुसार जांर्च करने के बाद, और यमिद धारा 6 के तहत घोषणा को उच्च न्यायालय
द्वारा पारिरत आदेश की प्रामिm की तारीख से एक वष के भीतर प्रकाशिशत मिकया जाता है, तो
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धारा  4(1)  के तहत अधिधसूर्चना वैध हो जाती है क्योंमिक कारवाई अदालत के आदेशों के
अनुपालन में की गई _ी और अधिधमिनयम की उप-धारा (1) के पहले उप-प्रावधान के खंड
(i) और (ii) में मिनधारिरत सीमा का अनुपालन मिकया जाएगा।

यह दशाता है मिक मिवद्वान अधिधवक्ता द्वारा प्रस्तुत मिनमाण, यमिद स्वीकार मिकया जाता है, तो
सावजमिनक  उदे्दश्य  को  मिवफल  कर  देगा।  मिवधिध  की  पनुल‡खन  और  कैसस  ओमिमसस  के  संबंध  में
प्रधितद्वंद्वी याधिर्चकाओं पर सावधानीपूवक मिवर्चार करने की आवश्यकता ह।ै यह कानून में एक अच्छी
तरह से स्_ामिपत सिसद्धांत है मिक न्यायालय एक सांमिवधिधक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है जो
स्पष्ट और अस्पष्ट नहीं ह।ै एक मिवधिध मिवधाधियका का एक आदेश ह।ै एक मिवधिध में प्रयकु्त भाषा मिवधायी
इरादे का मिनणायक कारक ह।ै मिनमाण का पहला और प्रा_मिमक मिनयम यह है मिक मिवधान का इरादा
मिवधाधियका द्वारा स्वयं प्रयकु्त शब्दों में पाया जाना र्चामिहए। सवाल यह नहीं है मिक क्या माना जा सकता
है और क्या इरादा मिकया गया है, बस्थि}क यह कहा गया है मिक क्या मिकया गया ह।ै "मिवधिधयों को यूमि„ड
के प्रमेय के रूप में नहीं समझा जाना र्चामिहए"। न्यायाधीश लन्ड  हैंड ने कहा, "लेमिकन शब्दों को उन
उद्देश्यों की कुछ क}पना के सा_ समझा जाना र्चामिहए जो उनके पीछे हैं"। (लेनघ वैली कोल कंपनी
बनाम  येनसवेैज, 218  एफआर  547  देखें)।  यह दृमिष्टकोण  भारत  संघ  और  अन्य  बनाम मिफलिलप
मिटयागो डी गामा ऑफ वेदेम वुस्को ई डी गामा, एआईआर (1990)  एससी 981 में दोहराया गया
_ा।

डॉ.  आर.  वेंकटर्चलम  और  अन्य  बनाम  उप  परिरवहन  आयकु्त  और  अन्य,  एआईआर
(1977)  एससी 842 में यह देखा गया मिक न्यायालयों को अपनी पूव-कस्थि}पत वरै्चारिरक संरर्चना या
योजना के आधार पर एक प्रावधान के अ_ के पूव मिनधारण के खतर ेसे बर्चना र्चामिहए सिजसमें प्रावधान
की व्याख्या की जानी ह।ै वे व्याख्या की आड़ में मिवधायी काय को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

एक प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता ह ैऔर इसे
कानून नहीं बना सकता ह।ै यमिद काननू के मिकसी प्रावधान का दरुुपयोग मिकया जाता है और कानून
की प्रमिVया के दरुुपयोग के अधीन मिकया जाता है, तो यह मिवधाधियका के लिलए है मिक वह इसे
संशोधिधत, संशोधिधत या मिनरस्त कर,े यमिद आवश्यक हो। [देखें ऋषभ एग्रो इडंस्ट्र ीज लिलमिमटेड बनाम
पीएनबी कैमिपटल सर्दिवसेज लिलमिमटेड, (2000) 5 एससीसी 515]। 'मिवधायी कैसस ओमिमसस को
न्याधियक व्याख्यात्मक प्रमिVया द्वारा आपूर्तित नहीं की जा सकती ह।ै धारा 6(1) की भाषा स्पष्ट और
अस्पष्ट नहीं ह।ै इसमें कुछ पढ़ने की कोई गंुजाइश नहीं है, जैसा मिक नरसिसfहाया के मामले (उपयुक्त)
में मिकया गया _ा। नंजंुदयैा के मामले (उपयुक्त) में, अवधिध को आगे बढ़ाकर उच्च न्यायालय के आदेश
की सेवा की तारीख से समय अवधिध र्चलाने के लिलए कहा गया _ा। इस तरह के दृमिष्टकोण को धारा
6(1) की भाषा के सा_ सामंजस्य नहीं मिकया जा सकता ह।ै यमिद दृमिष्टकोण स्वीकार मिकया जाता है
तो इसका मतलब यह होगा मिक एक मामला धारा 6(1) के प्रावधान के खंड (i) और/या (ii) द्वारा
ही नहीं, बस्थि}क एक गैर-मिनधारिरत अवधिध द्वारा भी कवर मिकया जा सकता ह।ै यह कभी भी मिवधायी
इरादा नहीं हो सकता ह।ै

दो मिनमाण सिसद्धांत-एक कैसस ओमिमसस से संबंधिधत और दसूरा संपूण अधिधमिनयम के रूप में
पढ़ने के संबंध में-अच्छी तरह से स्_ामिपत प्रतीत होते हैं। पहले सिसद्धांत के तहत, न्यायालय द्वारा
कैसस ओमिमसस को स्पष्ट आवश्यकता के मामले में और जब इसका कारण स्वयं अधिधमिनयम के र्चारों
कोनों में पाया जाता है, के अलावा मिकसी अन्य मामले में आपूर्तित नहीं की जा सकती है, लेमिकन सा_
ही एक कैसस ओमिमसस को आसानी से नहीं माना जाना र्चामिहए और इसके लिलए पूरे अधिधमिनयम या
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अनुभाग के सभी भागों को एक सा_ व्याख्याधियत मिकया जाना र्चामिहए और अनुभाग के प्रत्येक खंड को
संदभ और अन्य खंडों के संदभ में व्याख्याधियत मिकया जाना र्चामिहए तामिक मिकसी मिवशेष प्रावधान पर
रखी जाने वाली व्याख्या पूरे अधिधमिनयम का एक सुसंगत अधिधमिनयमन बनाती ह।ै यह और भी अधिधक
होगा यमिद मिकसी मिवशेष खंड का शास्थिब्दक मिनमाण स्पष्ट रूप से बेतुके या मिवषम परिरणामों की ओर ले
जाता  है  जो  मिवधाधियका  द्वारा  नहीं  हो  सकते  _े। "असामान्य  परिरणाम  उत्पन्न  करने  का  इरादा",
डेन्कवथ्स, एल.जे., ने आट‡मिमयो बनाम प्रोकोमिपओ, (1966) 1 क्यूं टी 878 में कहा, "यमिद कोई
अन्य मिनमाण उपलब्ध है तो इसे अधिधमिनयम में नहीं लगाया जाना र्चामिहए"। जहां शब्दों को शास्थिब्दक
रूप से लागू करना "मिवधान के स्पष्ट इरादे को मिवफल कर देगा और पूरी तरह से अनुधिर्चत परिरणाम
उत्पन्न करगेा" हमें "शब्दों के सा_ कुछ विंहसा करनी र्चामिहए" और इस तरह उस स्पष्ट इरादे को प्राm
करना र्चामिहए और एक तक संगत मिनमाण का उत्पादन करना र्चामिहए।  [लॉड  रीड द्वारा }यूक बनाम
आईआरसी, (1966) एसी 557 में, जहां पृष्ठ 577 पर उन्होंने यह भी कहा: "यह एक नई समस्या
नहीं है, हालांमिक हमारी ड्र ाफ्टिं¡टग की मानक ऐसी ह ैमिक यह शायद ही कभी उभरती है"।]

स्टेयर डेसिससिसस सिसद्धांतों की लागू होने के संबंध में याधिर्चका स्पष्ट रूप से अस्वीकाय ह।ै के.
धिर्चन्ना_ंबी  गौंडर  (उपयुक्त)  मामले  में  मिनणय  22.6.1979  को  मिदया  गया  _ा,  जो  मिक  1984
अधिधमिनयम द्वारा संशोधन से बहुत पहले का ह।ै यमिद मिवधाधियका का उन मामलों में एक नया जीवनदान
देने का इरादा _ा जहां धारा 6 के तहत घोषणा को रद्द कर मिदया जाता है, तो कोई कारण नहीं है मिक
वह इसके लिलए मिवशेष रूप से प्रावधान करके ऐसा क्यों नहीं कर सकता _ा। यह तथ्य मिक मिवधाधियका
ने मिवशेष रूप से स्_गन या मिनषेधाज्ञा के आदेशों द्वारा कवर की गई अवधिधयों के लिलए प्रावधान मिकया
ह,ै  स्पष्ट रूप से मिदखाता है मिक मिकसी अन्य अवधिध को बाहर करने का इरादा नहीं _ा और यह मिक
सीमा की मिकसी अन्य अवधिध को प्रदान करने के लिलए कोई गंुजाइश नहीं ह।ै मदरु ैउच्च न्यायालय की
पूण  पीठ द्वारा उजागर की गई  'एक्टस क्यूरिरया नेमिमनम ग्रेमिवमिबट'  की कहावत का इस मामले की
तथ्यात्मक स्थिस्_धित से कोई संबंध नहीं ह।ै

नरसिसfहाया के मामले  (उपयुक्त)  और नंजंुदयैा के  मामले  (उपयुक्त)  में  व्यक्त मिकया गया
दृमिष्टकोण सही नहीं है और इसे खारिरज कर मिदया जाता है, जबमिक ए.एस. नायडू के मामले (उपयुक्त)
और ऑक्सफोड के मामले (उपयुक्त) में व्यक्त मिकए गए दृमिष्टकोण की पुमिष्ट की जाती ह।ै

हालांमिक, इस याधिर्चका में कुछ सार है मिक सिजन मामलों में अंधितमता प्राm हो गई है उन्हें मिफर
से खोला नहीं जाना र्चामिहए। वतमान मिनणय भमिवष्य में लागू होगा, इस हद तक मिक सिजन मामलों में
अधिधमिनणय मिदए गए हैं और मुआवजे का भुगतान मिकया गया है, उन्हें वतमान मिनणय के अनुपात को
लागू करके मिफर से खोला नहीं जाएगा। तदनुसार, अपीलों का मिनपटारा मिकया जाता है और
अधिधमिनयम की धारा 6 के तहत घोषणा वाले बाद के अधिधसूर्चना रद्द कर दी जाती ह।ै 

के. के. टी                                         अपीलो मिनस्तारिरत मिकया गया। 

मिवVांत ठाकुर की देखरखे में महेश कुमार राठौर द्वारा अनुवामिदत।
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